भारत सरकार
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 1958

29 अगस्‍त, 2012 को उत्तर के लिए
jsgM+h yxkus okyksa dh lqj{kk gsrq dkuwu 

1958- 
Jherh t;k cPpu% 
D;k vkokl vkSj 'kgjh xjhch mi'keu ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%
¼d½ 
D;k ljdkj dk ns'k&Hkj ds yxHkx 10 fefy;u jsgM+h yxkus okys yksxksa ds vfèkdkjksa

dh j{kk gsrq bl lacaèk esa dksbZ dkuwu ykus dk fopkj gS( vkSj
¼[k½ 
,sls Qsjhokyksa dh vkthfodk ds lkèku dh j{kk gsrq izLrkfor dkuwu dh izeq[k fo'ks"krk,a

D;k gksaxh\
उत्तर
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री
  (कुमारी सैलजा)
(1) : जी हां। 
(2) : प्रस्‍तावित विधान की प्रमुख विशेषताएं संलग्‍नक में दी गई हैं। 
*****

संलग्‍नक
राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1958, जिसका उत्‍तर 29-08-2012 को दिया जाएगा, के  उत्‍तर में उल्‍लिखित संलग्‍नक
प्रस्‍तावित विधान की प्रमुख विशेषताएं
· पथ विक्रय का कार्य करने के इच्‍छुक प्रत्‍येक व्‍यक्‍ति के लिए अनिवार्य पंजीकरण; 
· पथ विक्रेता को विक्रय के प्रमाण-पत्र में यथा विनिर्दिष्‍ट पथ विक्रय का व्‍यापार करने का अधिकार होगा और योजना में यथा विनिर्दिष्‍ट जब्‍त किए जाने वाले उसके माल का फिर से प्राप्‍त करने का अधिकार होगा;
· उपयुक्‍त सरकार से यह अपेक्षा की गई है कि वह पथ विक्रेताओं का  कम से कम चालीस प्रतिशत के प्रतिनिधित्‍व से नगर विक्रय समिति का गठन करे;
· शहरी पथ विक्रेताओं को अपना व्‍यवसाय करने के लिए समर्थकारी पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए आयोजना प्राधिकारियों के साथ परामर्श से स्‍थानीय प्राधिकरण प्रत्‍येक पांच वर्ष में एक बार योजना बनायी जाएगी;
· शिकायतों के समाधान अथवा विवादों के निपटान के लिए स्‍थानीय प्राधिकरण एक स्‍थायी समिति का गठन करेगा जिसमें अध्‍यक्ष के रुप में ऐसा व्‍यक्‍ति सहयोजित होगा जो उप न्‍यायधीश अथवा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट अथवा कार्यकारी मजिस्‍ट्रेट रहा हो और ऐसे  अन्‍य व्‍यक्‍तियों को सहयोजित करेगा जिन्‍हें पथ विक्रय के कार्य का अनुभव हो;
· उपयुक्‍त सरकार पथ विक्रेताओं के लिए ऋण, बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्‍य कल्‍याण योजनाएं उपलब्‍ध कराने के लिए संवर्धनात्‍मक उपाए प्रारंभ करेगी; 
· पथ विक्रय के प्रमाण पत्र की शर्तों के अनुसार पथ विक्रय संबंधी गतिविधियां संचालित करने वाले पथ विक्रेता को अपने अधिकार का प्रयोग करने, विक्रय करने से लागू किसी भी कानून के अंतर्गत किसी व्‍यक्‍ति अथवा पुलिस अथवा किसी अन्‍य प्राधिकरण द्वारा रोका नहीं जाएगा।
***

